
०८
२४

SPRF.IN

| विवेक वार्ष्णेय

इशू ब्रीफ  

सीआरपीसी के तहत मुस्लिम 
महिलाएं भी भरण-पोषण की 
हकदार 



If you have any suggestions, or would like to contribute, please write to us at contact@sprf.in

© Social Policy Research FoundationTM 



सीआरपीसी के तहत मुस्लिम 
महिलाएं भी भरण-पोषण की 
हकदार 
| विवेक वार्ष्णेय

अगस्त २०२४

इशू ब्रीफ  

सपु्रीम कोर्ट के मसु्लिम महिलाओ ंकी गरिमा और समाज में उन्हें बराबरी 
का दर्जा का देने के लिए एक अहम फैसला दिया है। सीआरपीसी की 
धारा 125 के तहत मसु्लिम महिलाएं भी गुजारा-भत्ता पाने की हकदार है। 
सपु्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मसु्लिम महिलाओ ंके लिए 1986 में लाया 
गया काननू उन्हें वकैल्पिक सवुिधा प्रदान करता है। मसु्लिम महिलाओ ं
पर निर्भर करता है कि वह 1986 के काननू के तहत भरण-पोषण की 
मांग करे या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फेमिली कोर्ट में अर्जी 
दायर करें। 
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मसु्लिम महिलाओ ंके सशक्तीकरण की ओर उठाया 
गया कदम 

 
       दो सदस्यीय सपु्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मसु्लिम महिला सीआरपीसी की 
धारा-125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। सीआरपीसी का यह 
धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओ ंपर लागू होता है, फिर 
चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों। 

     जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों के निर्णय 
में कई भ्रांतियों को दरू किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मसु्लिम महिला (तलाक 
पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को धर्मनिरपेक्ष काननू पर तरजीह नहीं 
मिलगी। अदालत ने कहा कि हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज 
कर रह हैं कि धारा-125 सभी महिलाओ ंके संबंध में लागू होगी। दोनों न्यायाधीशों ने 
अपने अलग-अलग फैसले में मसु्लिम महिला को धारा-125 के तहत गुजारा-भत्ता का 
हकदार बताया। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा-125 के दायरे में  मसु्लिम 
महिलाएं भी आती हैं। यह धारा पत्नी के भरण-पोषण के काननूी अधिकार से संबंधित 
है। अदालत ने जोर देकर कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशदुा महिला 
का अधिकार है और सभी शादीशदुा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी 
धर्म की हों।

सीआरपीसी की धारा 125 को दी गई थी चनुौती

       सपु्रीम कोर्ट ने कहा कि मसु्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) 
अधिनियम, 1986 को सीआरपीसी की धारा-125 के धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ 
प्रावधान पर तरजीह नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को 
चनुौती देने वाली मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने 
गुजारे भत्ते के संबंध में परिवार अदालत के फैसले में दखल देने का समद का अनरुोध 
ठुकरा दिया था। समद ने दलील दी थी कि एक तलाकशदुा मसु्लिम महिला सीआरपीसी 
की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और अदालत को मसु्लिम 
महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू 
करना होगा। तेलंगाना की फेमिली कोर्ट ने समद को निर्देश दिया था कि वह अपनी 
पत्नी को 20 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारे-भत्ते के रूप में अदा करे। हाई कोर्ट ने फेमिली 
कोर्ट के फैसले का सही बताया लेकिल मेंटेनेंस की राशि 20 हजार से घटाकर दस हजार 
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कर दी। समद ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सपु्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
 
      सपु्रीम कोर्ट ने 2001 में डेनियल लतीफी मामले में संविधान पीठ के फैसले का 
जिक्र किया जिसमें अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मसु्लिम महिला को 
भरण-पोषण का अधिकार है।

       याची के वकील की दलील थी कि सीआरपीसी की धारा-125 के मकुाबले 1986 
का काननू मसु्लिम महिलाओ ंके लिए ज्यादा फायदेमंद है। 

       तेलंगाना हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को समद की पत्नी को अतंरिम गुजारे 
भत्ते के भगुतान के संबंध में परिवार अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। हालांकि, 
हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता की राशि प्रति माह 20 हजार रुपए से घटाकर 10 हजार कर 
दी थी, जिसका भगुतान याचिका दाखिल करने की तिथि से किया जाना था।  समद 
ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि दंपति ने 2017 में पर्सनल लॉ के अनसुार तलाक ले 
लिया था और उसके पास तलाक प्रमाणपत्र भी है, लेकिन परिवार अदालत ने इस पर 
विचार नहीं किया और उसे पत्नी को अतंरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया। 

मसु्लिम महिलाएं 2019 में पारित काननू का भी ले 
सकती हैं सहारा

       सपु्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में पारित काननू के तहत भी मसु्लिम महिलाएं 
भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। मसु्लिम महिला के पास विकल्प है 
कि वह 2019 के काननू के तहत भरण-पोषण की याचिका दायर करे या सीआरपीसी 
की धारा 125 के तहत। गैर-काननूी रूप से तलाक का शिकार हुई खातनू मुस्लिम 
महिला(तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त 
कर सकती है। संसद ने तीन तलाक को अवैध करार देकर यह काननू बनाया था। 
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मसु्लिम महिलाओ ंसे भेदभाव नहींर

      सपु्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच छ्े द 15(1) का विशेष रूप से उल्लेख किया 
जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म-स्थान 
के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को दिया जाने वाला गुजारा-भत्ता वधैानिक 
अधिकार ही नहीं बल्कि संविधान के मलू सिद्धांतों का हिस्सा है। 

       सीआरपीसी की धारा 125 के अलावा घरेल ूहिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 
के तहत भी गुजारे-भत्ते का प्रावधान है। हिंद ूमहिलाओ ंके लिए हिंद ूविवाह अधिनियम, 
1955 तथा हिंद ूएडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1954 के तहत भी भरण-पोषण पाने का 
अधिकार है। यदि एक से अधिक प्रावधानों के तहत गुजारा-भत्ता हासिल किया जाता है 
तो सीआरपीसी की धारा 127 के तहत इसमें बदलाव करके तर्क संगत बनाया जा सकता 
है ताकि महिला को दोहरा लाभ न मिल। 
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